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विद्युत मंत्रालय 

संकल्प 
- नई दिल्ली, 23 अगस्त , 2006 

. ग्रामीण विद्युतीकरण नीति 
__ सं. 44 / 26 / 2005 - आर ई ( खण्ड - II ) . - केंद्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के 
अनुसरण में ग्रामीण विद्युतीकरण नीति को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है । 
1. प्रस्तावना 
1 .1 हमारे जीवन के सभी पहलुओं के लिए बिजली एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा 
इसे मूल मानव आवश्यकता के रूप में मान्यता दी गई है । यह विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 
त्वरित आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन तथा मानवीय विकास के लिए मुख्य 
जरूरत है । 
1. 2 राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अधीन 5 वर्षों के अन्दर सभी आवासों को बिजली 
पहुंचाने के प्रावधान की परिकल्पना की गई है तथा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई । 
1.3 भारत अधिक प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा के स्रोतों की प्रचुर संपत्ति के साथ 
सम्पन्न है | भारत के ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन हैं जैसे गैस , कोयला तेल आदि न्यूक्लीयर, 
जल विद्युत एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे - सौर , पवन बायोमास, लघु जल विद्युत , जियो 
थर्मल , ज्वार आदि हैं । इन स्रोतों का उचित एवं इष्टतम उपयोग प्रत्येक आवास को विद्युत 
की विश्वसनीय आपूर्ति के लिए किया जा सकता है | सार्वभौम प्रतियोगी दरों पर विद्युत 
आपूर्ति देश में आर्थिक गतिविधि एवं सार्वभौम पर्यावरण में प्रतियोगी होगी । उपभोक्ता, 
विशेषकर वे जो ऐसा शुल्क देने के इच्छुक हों जिससे दक्षता लागत प्रतिबिम्बित होती है, को 
गुणवत्ता युक्त विद्युत की 24 घंटे निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । 
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1.4 त्वरित ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण ( आरई) को मुख्य जरूरत समझा 
गया है । लघु एवं मध्यम उद्योगों, खादी एवं ग्राम उद्योगों, कोल्ड चेन , स्वास्थ्य देखभाल , 
शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित कृषि एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की आवश्यकतओं 
को पूरा करने के लिए बिजली का प्रावधान आवश्यक है । 


namumanitiindianmayianimonianimuansmisinianmun 


1. 51 राष्ट्रीय विद्युत नीति में बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र विकास का मूल उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना है जैसा कि विद्युत अधिनियम 
की धारा 6 में आदेश दिया गया है । केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों इस उद्देश्य को 
यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी । तदनुसार , केंद्र सरकार ने 
अप्रैल, 2005 में एक महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 
( आरजीजीवीवाई ) शुरू की | इसका उद्देश्य राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम को पूरा करने 

के लिए अगले 5 वर्षों में अविद्युतीकृत गांवों/ अविद्युतीकृत पुरवों का विद्युतीकरण एवं सभी 
: आवासों के लिए बिजली उपलब्ध कराना है | 


ntonymountaineerinetaminosavindaiantandinindi 


A 


1.6 ( क ) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक परामर्श प्रक्रिया के जरिए 
एकल आधार प्रणाली ( स्टैंड अलोन प्रणाली) की अनुमति एवं ( ख ) ग्रामीण विद्युतीकरण एवं 
ग्रामीण क्षेत्रों में थोक विद्युत खरीद एवं स्थानीय वितरण प्रबंध के लिए राष्ट्रीय नीतियां 
तैयार की गई है । तथा खाका तैयार किया जा चुका है । इस परामर्श प्रक्रिया में न केवल 
राज्य सरकारें एवं राज्य विद्युत विनियामक आयोग शामिल हैं बल्कि अन्य पणधारी जैसे गैर 
सरकारी संगठन , प्रौद्योगिकी प्रदाता, वर्तमान यूटिलिटीज आदि भी शामिल हैं । अधिनियम के 
संगत प्रावधान अनुबंध में दिए गए हैं । 


2. उद्देश्य 


2. 1 नीति का उद्देश्य निम्नवत है: 


वर्ष 2009 तक सभी आवासों को विद्युत पहुंचाने का प्रावधान । 
यथोचित दरों पर गुणवत्तायुक्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति । 
वर्ष 2012 तक मेरिट गुड( Merit good) आधार पर प्रतिदिन 1 यूनिट प्रति घर का 
न्यूनतम जीवन रेखा खपत 


2. 2 उपलब्धियों के साथ- साथ उपर्युक्त लक्ष्यों के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति 
की समीक्षा की जाएगी । 
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3. 


ग्राम विद्युतीकरण तक पहुंच 


3. 1 गांवों के विद्युतीकरण का सामान्य साधन ग्रिड कनेक्टिविटी है । जबकि इस नीति 
में 33/ 11 या 66 /11 के. वी. स्तर तक वितरण नेटवर्क शामिल है, उच्च वोल्टेज स्तरों पर 
उपपारेषण तथा पारेषण प्रणाली का समुचित विकास तथा संवर्धन भी आवश्यक होगा | 


3. 2 गांवों/ बस्तियों के लिए, जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है , 
स्टेंड अलोन प्रणालियों पर आधारित ऑफ ग्रिड समाधान विद्युत आपूर्ति के लिए शुरू किया 
जाए , ताकि प्रत्येक आवास में विद्युत पहुंच सके | जहां न तो स्टेंड अलोन प्रणाली और न 
ही ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य हो तथा केवल पृथक लाइटिंग प्रौद्योगिकी, जैसे सौर फोटो 
वोल्टाइक वैकल्पिक रूप में प्रयोग किया जाना हो , उनका इस्तेमाल किया जाए | तथापि , 
ऐसे दूरस्थ गांवों को उस समय तक विद्युतीकृत नामजद न किया जाए जब तक ग्राम 
विद्युतीकरण की परिभाषा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन गांवों को विद्युत 
प्रदान करने हेतु उचित समाधान न निकल जाए | 


3.3 स्थानीय वितरण नेटवर्क के साथ विकेंद्रित वितरित उत्पादन सुविधाएं विद्युत उत्पादन 
की या तो परंपरागत या गैर-परंपरागत पद्धति पर आधारित होनी चाहिए , जो अधिक उपयुक्त 
एवं किफायती हैं । ऊर्जा के गैर- परम्परागत स्रोतों को वहाँ भी उपयोग किया जा सकता 
है, जहाँ ग्रिड कनेक्टिविटी विद्यमान है, बशर्ते यह लागत प्रभावी पाई जाए | 


गा 


I 


3. 4 राज्य सरकारों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 6 महीने के अंदर तैयार कर 
अधिसूचित करना चाहिए, ताकि सभी आवासों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा 
सके । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण सुपुर्दगी तंत्र(ग्रिड या स्टेंड अलोन) की 
योजना बनाना एवं विवरण होना चाहिए । इसके साथ - साथ इसमें उपलब्ध प्रौद्योगिकी, 
पर्यावरण मानक , ईंधन की उपलब्धता, अविद्युतीकृत आवासों की संख्या, विद्यमान ग्रिड आदि 
से दूरी पर विचार किया जाए । जब कभी ऐसी योजना उपलब्ध हो , तो योजना को जिला 
विकास की योजना के साथ संबद्ध किया जाए । योजना के बारे में समुचित आयोग को भी 
सूचित किया जाए । 


विधुत अधिनियम 2003 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाए ) की धारा 43 के 
प्रावधानों के अनुसार, समुचित आयोग, सार्वभौम सेवा प्रतिबद्धताओं के निभाने के लिए 
अतिरिक्त समय देते समय, यदि कोई हो, सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2009 तक सभी 
आवासों को बिजली पहुंचाने के राष्ट्रीय लक्ष्य का भी पालन हो । 


3.5 ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयोजन के लिए एक गांव का तात्पर्य जनगणना गांव से है । 
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4. ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवासों के विद्युतीकरण की स्कीम 
आरजीजीवीवाई । 


ninindiainininindinindeniamataiminision 


4.1 केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्कीमों की समीक्षा की 
तथा एक आरजीजीवीवाई वृहत कार्यक्रम शुरू किया है । इस योजना के अधीन परियोजनाएं 
निम्नलिखित प्रावधान के लिए 90 पूंजी सब्सिडी के साथ वित्त पोषित की जा सकती हैं 

• ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन ( आरईडीबी ) 


win 


.. 


.. 


> प्रत्येक ब्लॉक में समुचित क्षमता और लाइनों के एक 33 /11 केवी( या 66 /11 

केवी) सब - स्टेशन का प्रावधान, जहां यह न हो । 


• ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना का सृजन ( वीईआई) 


> अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण | 
> अविद्युतीकृत बस्तियों का विद्युतीकरण | 
> विद्युतीकृत गांवों/ बस्तियों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान । 


• विकेंद्रित वितरित उत्पादन ( डीडीजी) एवं आपूर्ति 


> उन गांवों /वास स्थानों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित 

उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति जहां ग्रिड आपूर्ति व्यवहार्य नहीं है या लागत 
प्रभावी नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने दूरस्थ ग्राम 
विद्युतीकरण कार्यक्रमों के माध्यम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से से विद्युत 
उपलब्ध नहीं कराएगा | 


आरईडीबी, वीईआई एवं डीडीजी कृषि और निम्न समेत अन्य क्रियाकलापों की 
आवश्यकताओं को भी पूरी करेगा 


> सिंचाई पम्पसेट 
> लघु व मझौले उद्योग 
> खादी और ग्राम उद्योग 
> कोल्ड चेन 
> स्वास्थ्य रक्षा 
> शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी ( आईटी ) 
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इससे समग्र ग्रामीण विकास करने में, रोजगार सृजन में और गरीबी उन्मूलन में 
सुविधा प्राप्त होगी । 


• गरीबी रेखा से नीचे के आवासों का ग्रामीण आवास विद्युतीकरण 


सभी ग्रामीण बस्तियों में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार 100 % पूंजी 
सब्सिडी के साथ गरीबी रेखा से नीचे( बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण 
किया जाएगा । गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों को उनके कनेक्शनों के लिए निर्धारित 
कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा एवं तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडी 
उपलब्ध नहीं होगी 


दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अपारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय (एमएनईएस) : 
द्वारा एक अलग कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । 


4. 2 रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड( आरईसी) , विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत 
सरकार का उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 
के स्तर पर नोडल एजेंसी है । आर ई सी ग्रामीण विद्युतीकरण की परियोजनाओं को ऋण 
सहायता भी प्रदान 


करता है । आरईसी की अपनी वित्तीय संस्था की भूमिका के अतिरिक्त, स्कीमों के प्रभावी 
कार्यान्वयन के लिए. राज्य सरकारों, राज्य यूटिलिटीज एवं अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ 
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के समन्वय करने की मुख्य जिम्मेदारी है । . 


4. 3 विद्युत मंत्रालय ताकि विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों/मंत्रालयों 
के बीच समन्वय तंत्र शुरू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न स्कीमों में 
शामिल करने के लिए गांवों का चयन इस तरीके से किया जाए ताकि इस नीति के उद्देश्यों 
को पूरा किया जा सके । पंचायती राज मंत्रालय को भी इस समन्वय तंत्र से संबद्ध किया 
जाएगा । 


5. विद्युतीकृत गांव की परिभाषा 


5. 1 विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं . 42/ 1/ 2001 - डी ( आरई ), दिनांक 5 फरवरी, 
2004 के अधीन विद्युतीकृत गांव की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, जो निम्नवत है 


ation 


n 
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। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर एक गांव को विद्युतीकृत वर्गीकृत 
किया जाएगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि 


Ministramdanimanistami 


( क ) दलित बस्तियों/ पुरवों , जहां ये स्थित हैं , के साथ- साथ आबादी वाले इलाके में वितरण 
ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी मूल सुविधाएं दी जा चुकी हों । ( गैर-परंपरागत ऊर्जा 
स्रोत के जरिए विद्युतीकरण हेतु वितरण ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है ) 


( ख) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि जैसे 
सार्वजनिक स्थानों में बिजली पहुंचा दी गई हो । 


( ग) गांव में कुल आवासों के कम से कम 10 % आवास विद्युतीकृत हों । 


PMENTara 


5. 2 ग्राम पंचायत/ गांव परिषद या समकक्ष, विद्युतीकृत के रूप में घोषित करने के लिए गांव 
के पात्र हो जाने के समय पहला प्रमाण पत्र जारी करेगा । गांव के " विद्युतीकृत घोषित 
किए जाने के बाद, ग्राम पंचायत प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को गांव के विद्युतीकृत स्थिति को 
प्रमाणित एवं पुष्टि करेगा । यदि ग्राम पंचायत प्रमाणीकरण में अत्यधिक देरी करती है, तो 
राज्य सरकार अन्य किसी उचित स्वतंत्र एजेंसी के जरिए विद्युतीकरण की स्थिति सत्यापित 
करा सकती है । 


5 .3 यद्यपि विद्युतीकृत के रूप में एक गांव को वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 10 % 
आवासों का विद्युतीकरण आवश्यक है, किन्तु इस नीति का उद्देश्य सभी आधासों को बिजली 
मुहैया कराना है । 


6 . ग्रामीण विद्युतीकरण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना 


6. 1 राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 166 (5 ) के अनुसरण में , तीन महीने के भीतर 
जिला स्तर पर एक समिति गठित करनी चाहिए । 


6. 2 जिला समिति का गठन जिला पंचायत के अध्यक्ष / जिले की जिला योजना समिति / 
कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाए तथा साथ- साथ इसमें विभिन्न संबंधित जिला स्तर की 
एजेंसियों, उपभोक्ता संघों एवं अन्य महत्वपूर्ण पणधारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए । 


आवासों की वैद्युत ऊर्जा सहित वाणिज्यिक ऊर्जा की आपूर्ति की कमी का अधिकतम 
भार महिलाओं पर पड़ता है । अतः ग्रामीण ऊर्जा आवश्यकताओं, विशेषकर विद्युत को पूरा 
करने में महिलाओं की भागीदारी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के प्रभावी, दक्ष एवं सतत 
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कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है | तदनुसार, जिला समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 
सुनिश्चित किया जाए । 


6. 3 अधिनियम में प्रावधान है कि जिला समितियाँ जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का 
समन्वय कार्य तथा समीक्षा करेंगी, विद्युत आपूर्ति एवं उपभोक्ता संतुष्टि की गुणवत्ता की 
समीक्षा करेंगी तथा ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगी । 


पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत आपूर्ति में 
पर्यवेक्षक / सलाहकार की भूमिका होगी । राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थानों को व्यापक 
भूमिका और उत्तरदायित्व सौंप सकती हैं, बशर्ते ग्रामीण विद्युत आपूर्ति व्यवसाय की 
वाणिज्यिक व्यवहार्यता और राजस्व स्थिरता प्रभावित न हो । 


6.4 जिला समिति को स्टैंड- एलोन प्रणालियाँ एवं ग्रिड विस्तार दोनों और स्थानीय प्रबंध 
वाली परियोजनाओं, जैसा भी अपेक्षित हो , के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं 
को सुगम बनाना चाहिए । 


6.5 राज्य सरकारों को चयनित पंचायती प्रतिनिधियों के बीच विद्युत उत्पादन, वितरण , 
ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कार्य कुशलता और ऊर्जा और जल संबंध समेत बिजली संबंधी मुद्दों पर 
जागरूकता लाने के लिए कदम उठाने चाहिएं । 


7. 0 ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता 


7.1 वर्ष 2009 तक सभी परिवारों को विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक है कि विभिन्न सुपुर्दगी विकल्पों और तंत्रों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडियों 
और पूर्ण जीवन - चक्र लागतों को ध्यान में रखते हुए कम लागत वाले विकल्पों की तलाश 
करें । 


7. 2 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निधियों से सहायता की व्यवस्था 
एक बार ही होगी । उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आर्थिक कार्यों को प्रोत्साहित 
करके लोड बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं , ताकि न केवल विद्युत आपूर्ति की 
लागत , ओ एंड एम व्यय और ऋण व्यवस्था के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व 
सृजित हो सके बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सके कि बिना किसी पूंजीगत सब्सिडी की 
आवश्यकता के संपत्तियों को भविष्य में बदला जा सके । राज्य सरकारों को इस प्रकार के 
भार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत आपूर्ति वाले संस्थानों और अन्य क्षेत्र जैसे 
ग्रामीण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन , विभिन्न आर्थिक सेवाओं के मध्य नीति एवं 
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आयोजना में समन्वय कार्य को सुगम बनाना चाहिए । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 
सायंकालीन व्यस्ततम घंटों में भी विशेष वोल्टता पर विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है । 


7. 3 ग्रामीण विद्युत आपूर्ति की राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिए 
आरजीजीवीवाइ के अंतर्गत स्कीम के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के 
प्रबंधन के लिए इस शर्त के साथ फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति आवश्यक है कि यदि स्कीम की 

शों को संतोषजनक तरीके से नहीं पूरा किया जाता है, तो पूंजीगत सब्सिडी को ब्याज 
- वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है । यह आवश्यक है कि अन्य क्षेत्रों में भी राज्य 

सरकारों द्वारा चरणबद्ध रूप से फ्रेंचाइजी प्रणाली क्रियान्वित की जाए ताकि वाणिज्यिक 
हानियों में कमी हो सके , संग्रहण क्षमता में सुधार हो तथा उपभोक्ताओं को घर तक की 
सेवा मुहैया करायी जा सके । 


7. 4 वित्तीय सहायता के इच्छुक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को नियमित अनुसरण 
तथा उन्नयन सहायता के लिए प्रस्तावित प्रबंध समेत कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों 
में कमी के लिए उपाय इंगित करने चाहिए | 


7.5 पुराने अनुभव से यह मानते हुए कि उच्चतर पूंजीगत सब्सिडी ग्रामीण विद्युतीकरण 
। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है , आरजीजीवीवाय मूलभूत ग्रामीण 
विद्युतीकरण बैकबोन तैयार करने / संवर्धित करने तथा ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना के लिए 
90 % पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है । इसी प्रकार की पूंजीगत सब्सिडी स्टैन्ड- एलोन 
प्रणाली द्वारा शामिल किए जाने वाले गैर-विद्युतीकृत गांवों में वितरण प्रणाली के लिए 
आवश्यक है । यदि राज्य सरकार / एसईआरसी सब्सिडी से सृजित परिसंपत्तियों के उपयोग 
के लिए लाइसेंसी को अनुमति देती है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पूंजीगत सब्सिडी 
का लाभ उपभोक्ताओं को मिले | 


7.6 निष्पादन गारंटी लागू करने , कुशल प्रचालन तथा अनुरक्षण समेत विश्वसनीय विद्युत । 
आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रित विद्युत उत्पादन प्रणाली हेतु पूंजीगत सब्सिडी के 
प्रावधान के लिए वार्षिकी आधारित पहल आवश्यक है । इसे प्रणालियों के लिए पूंजीगत 
सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण विद्युतीकृत किए जाने वाले सुदूर गांवों तथा ग्रिड के 

समीपवर्ती गांवों के बीच उपभोक्ता टैरिफ में यथासंभव समानता लाने के लक्ष्य को प्राप्त 
- करने के लिए करना चाहिए । 


7.7 भारत सरकार, नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऋणदाताओं द्वारा 
ग्रामीण विद्युत आपूर्ति कार्य में व्यापक प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सुपात्र 
पूंजीगत लागत हेतु प्रारूप स्कीम तथा संबंधित सुगमकारी मानदंड एवं दिशानिर्देश तैयार 
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करेगी । 


7. 8 सीमित स्रोतों से अधिकतम लाभों के लिए, यह अनिवार्य है कि ऊर्जा दक्षता ग्रामीण 
क्षेत्रों में बड़े अभियान के रूप में प्रवर्तित की जाए !, 


7. 9 कृषि क्षेत्र द्वारा अदक्ष तथा ऊर्जा गहन उपकरण का प्रयोग खपत पैटर्न को बिगाड़ 
सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप टैरिफ सब्सिडी का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाएगा | 
भारत सरकार आर्थिक तौर पर व्यवहार्य ऊर्जा दक्ष खेत उपकरण, विशेषतः पंप सेटों के 
प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी । ऊर्जा सरंक्षण अधिनियम 2001में इसके लिए 
आवश्यक कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है | 


7. 10 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड तथा ऑफ -ग्रिड उपायों के मार्फत विद्युत आपूर्ति के लिए सूचना 
प्रौद्योगिकी के प्रयोग से दक्षता बढ़ेगी तथा लागतों में कमी आएगी । सूचना -प्रौद्योगिकी के 
व्यापक प्रयोग के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगें । . 


7.11. उचित जन संचार माध्यम प्रेषण कार्यक्रम का यथाशीघ्र विकास स्थानीय विद्युत 
वितरण के प्रबंधन को समुदायों द्वारा अपने हाथों में लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 
किया जाना चाहिए । 


8 . ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकल आधार प्रणाली की अनुमति के लिए नीति प्रावधान 


8. 1 अधिनियम की धारा 14 के 8वें परंतुक के प्रयोजनार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों का तात्प भारत. 
के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन. ( भारत सरकार के संविधान का अनुच्छेद 243) के अनुसार 
यथा परिभाषित / विनिर्दिष्ट सभी ग्रामीण क्षेत्रों से है । 


8. 2 अधिनियम की धारा 14 के संबंध में , राज्य सरकारें , भारत सरकार के संविधान के 
तिहत्तरवें संशोधन के अनुसार अधिमानतः इस नीति की अधिसूचना तिथि के 2 महीनों के 
भीतर ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगी । 


8. 3 अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्रों की अधिसूचना के होते हुए भी 
अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत गांवों तथा पुरवों सहित सभी क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करने 
के प्रयासों की प्रतिबद्धताएं तथा धारा 43 के अंतर्गत अपने लाइसेंस क्षेत्र में वितरण 
लाइसेंसधारियों की व्यापक सेवा प्रतिबद्धता बनी रहेंगी । . 


8. 4 अधिनियम की धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति को उत्पादन 
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उत्तरदायित्वों के साथ, विद्युत वितरण हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था करने का विकल्प रहेगा 
तथा ऐसे व्यक्ति के पास विद्युत वितरण भी बना रहेगा । 


8. 5 धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त व्यक्ति लाइसेंसिंग 
प्रतिबद्धताओं एवं टैरिफ निर्धारण से संबंधित मामलों में समुचित आयोगों की सीमा तथा 
लाइसेंसधारियों के लिए लागू व्यापक आपूर्ति प्रतिबद्धताओं से मुक्त रहेगा । हालांकि 
अधिनियम के प्रावधानों में अभी तक शामिल तकनीकी मानकों, सुरक्षा उपायों आदि से 
संबंधित प्रावधान (अर्थात् धाराएं 10, 53 आदि) लागू रहेगें । 


. 


. 


8.6 धारा 14 के 8वें परन्तुक के तहत लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा विद्युत आपूर्ति 
हेतु खुदरा टैरिफ उस व्यक्ति तथा उपभोक्ताओं के बीच हुए परस्पर करार के आधार पर 
। निर्धारित किए जाएंगे । चूंकि ये छोटे उद्यम होंगे, जिनमें कम पूंजीगत व्यय अल्प 
| निर्माणावधियां तथा प्रवेश निषिद्ध बाधाएं शामिल हैं , प्रतिस्पर्धात्मक बाजार दबाव वास्तविक 

लागत परिलक्षित करने वाले उचित दरें सुनिश्चित करेगें । 


किंतु सरकार ( केन्द्र या राज्य). या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता/ सब्सिडी के 
। पूरे लाभ यदि कोई हों , उपभोक्ताओं को देने चाहिएं । समुचित आयोग विभिन्न प्रकार की 
परियोजनाओं, जो मामला दर मामला आधार पर टैरिफ निर्धारण के लिए यथा प्रस्तावित 
सब्सिडी विभिन्न ईंधनों, तकनीक तथा आधार के लिए प्राप्त करती हैं , के लिए इस 
प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देश निर्धारित करेंगे । समुचित आयोग को अधिकार है कि यदि इन 
दिशा-निर्देशों का किसी विशेष मामले में कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है तो वह टैरिफ की 
। संवीक्षा करने में हस्तक्षेप करें । . 


8.7 स्थानीय संसाधन आधारित विकेन्द्रीकृत उत्पादन की संभाव्यता ग्रामीण भारत के 
अधिकांश हिस्से में मौजूद है । उदाहरणार्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमॉस आधारित ईंधन 81 % 
घरेलू ऊर्जा को पूरा करता है । किन्तु इसे आधुनिक वाणिज्यिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग 
करने के लिए, दक्षता में सुधार लाना तथा इसे प्रयोग करने की सुविधा बढ़ाना अनिवार्यहै , 
उदाहरणार्थ गैसीकरण के माध्यम से । 


कई राज्य सरकारों ने मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास को आसान बनाने के लिए 
समयबद्ध ढंग से आवश्यक अनुमोदन एवं क्लियरेंस देने के लिए आसान पहुंच के भीतर 
एकल खिड़की क्लियरेंस जैसे प्रशासनिक तंत्र को पहले ही शुरू कर दिया गया है । ऐसी 
प्रबंधन आववश्यकता एकल आधार प्रणालियों/विकेंद्रीकृत उत्पादन परियोजनाओं के साथ 
हमारे स्थानीय संसाधनों की संभाव्यता का दोहन करने के लिए लागू की जानी चाहिए । 
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8. 8 विशेष सामर्थ्य प्रबंध 1 मे . वा. तक की एकल आधार प्रणालियों, जो लागत प्रभावी 
प्रमाणित तकनीक पर आधारित हैं तथा स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधन जैसे बायोमॉस का 
प्रयोग करती हैं , के लिए लागू किया जाएगा । इन परियोजनाओं के लिए निम्न का स्वयंमेव 
अनुमोदन है : 


• मानदंडों के अनुसार क्षेत्र के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन 
• प्रदूषण स्वीकृति , यदि तकनीक निर्धारित मानदंडों के भीतर प्रमाणित है । 
• संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित स्व -प्रमाणीकरण के आधार पर सुरक्षा क्लियरेंस ( 

इस प्रकार के प्रमाणीकरण देने से विकासकर्ता किन्हीं सुरक्षा विनियमों के भंग होने 
के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगा । ) 
आवश्यक आदेश सुसंगत कानूनों /नियमों के बारे में जारी किए जाएंगे | 


8. 9 बैक अप सेवाओं तथा ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों पर आधारित प्रणालियों के लिए 
तकनीकी सहायता की संस्थागत व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई जानी होंगी । ऐसी 
सेवाएं लागत आधार पर दी जाएंगी ताकि व्यवस्थाएं बरकरार रखी जा सकें । 


9.0 थोक विद्युत क्रय के लिए नीति प्रावधान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण का 
प्रबंधन 


9. 1 अधिनियम की धारा 5 का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय स्तर प्रतिभागिता को सूचीबद्ध 
कर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिङ- संबद्धं ( ऑन-ग्रिड) विद्युत का दायरा तथा विद्युत वितरण में 
प्रबंधन बढ़ाना है । धारा 5 के प्रावधान में भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची 
( अनुच्छेद 2430) की योजना पर भी लागू होंगी , जिसमें विद्युत वितरण का कार्य करने के 
लिए स्थानीय संस्थाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । 


9. 2 अधिनियम की धारा 5 के आसान दिशा-निर्देश धारा 13 में दिए गए हैं , जो निश्चित 
स्थितियों के तहत आसान उपचार तथा लाइसेंसिंग से छूटों को विनिर्दिष्ट करते हैं | 


9. 3 अधिनियम के उद्देश्यों तथा नीति की प्रयोज्यता के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का तात्पर्य 
भारत के संविधान के तिहत्तरवें संशोधन के अनुसार यथा परिभाषित / विनिर्दिष्ट सभी ग्रामीण 
क्षेत्रों से है । 


9.4 अधिनियम की धारा 13 के संबंध में , राज्य सरकारें इस नीति की अधिसूचना के 6 
महीनों के भीतर मामलों की श्रेणी जैसा उचित समझा जाए, के लिए समुचित आयोग को 
संस्तुति करेंगी कि धारा 12 के प्रावधान, धारा 13 के तहत अधिसूचना तिथि से न्यूनतम 5 
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वर्षों की अवधि के लिए उक्त धारा 13 में बताए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो 
तदनंतर में लोकहित में राज्य सरकार द्वारा आवधिक पुनरीक्षा के अधीन है । 


स्थानीय वितरण का प्रबंधः 


9.5 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रैंचाइजी का नियोजन राजस्व प्रवाह 
सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं की सेवाएं सुधारने के लिए आवश्यक समझा गया है । 
फ्रैंचाइजी व्यवस्था राजस्व माडल नहीं है, बल्कि इसकी परिकल्पना यह सुनिश्चित करने 
के लिए तंत्र के रूप में की गई है कि वाणिज्यिक हानियाँ घटें , आपूर्तित ऊर्जा की बिलिंग 
हो तथा राजस्व संग्रह हो । 


। ग्रामीण वितरण के प्रबंधन हेतु फ्रेंचाइचीज गैर- सरकारी संगठन (एनजीओ), 
प्रयोगकर्ताओं के संघ, सहकारी या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं । पंचायती राज 
संस्थाओं की फ्रेंचाइजी द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेवारियों के अनुसार सेवा देने की 
परामर्शदाता हैसियत से निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी । 


राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को फ्रैंचाइजी की जिम्मेवारियां लेने हेतु 
प्रोत्साहित कर सकती हैं जब कभी भी इस प्रकार की संस्थाएं संविदात्मक प्रतिबद्धताओं को 
— पूरा करने , बाजार से संसाधन उठाने तथा संबद्ध कानूनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने हेतु .. 
। विकसित की गई हों । इस तरह के मामलों में समुचित तंत्र इन संस्थाओं के फ्रैंचाइजी 
: कार्यों की स्वतंत्र निगरानी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाना चाहिए । 


T 


a 


gram 


9.6 फ्रैंचाइजी एक विहित समय के लिए चिह्नित समीपस्थ इलाके के भीतर विद्युत 
आपूर्ति एवं उपभोक्ताओं से सीधे राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा । फ्रैंचाइजी 
व्यवस्था प्रणाली से परे या उप- केन्द्र से फीडर्स सहित अथवा वितरण ट्रासंफॉमर्स सहित 
: प्रणाली के लिए की जा सकती है । 


.waianadainorinthiar.mona 


9. 7 फ्रैंचाइजी मॉडल के कई रूप हो सकते हैं । किंतु व्यवस्था कम से कम थोक विद्युत 
( इनपुट आधारित) के अनिवार्य क्रय के लिए एवं नेमी प्रचालन तथा वितरण अवसंरचना के 
अनुरक्षण के लिए होनी चाहिए । व्यवस्था में ग्रिड विस्तारण तथा पूंजीगतः व्यय कार्यक्रमों को 
करना भी शामिल है तथा ऐसे मामलों में , वर्तमान वितरण लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली 
फ्रैंचाइजी को हस्तांरित कर दी जाए । उपभोक्ताओं को टैरिफ का अतिरिक्त बोझ न पड़े 
: इसके लिए आस्तियां नाममात्र के किराए पर चयनित फ्रैंचाइजी को पट्टे पर दी जा सकती 
: हैं । प्रत्येक इन कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों से लघु उद्योगों की 
: वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए , स्थानीय प्रबंधन भी किया जाना चाहिए । 


MaraHAMAndi 
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9. 8 फ्रेंचाइजी स्पष्ट रूप से निर्धारित मापदंडों के आधार पर पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण 
कर चयनित किए जाएंगे । जहां कहीं संभव हो , फ्रैंचाइजी वितरण लाइसेंसधारी के लिए 
अत्यधिक अनुकूल थोक आपूर्ति टैरिफ हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर चयनित किए जाने 
चाहिए | राज्य सरकार वैकल्पिक आधार जैसे राजस्व बंटवारा को अपना सकती है, यदि वह 
उचित समझे । 


9. 9 फ्रैंचाइजी के साथ संविदात्मक व्यवस्था में पर्याप्त बैंक ग्राहय गारण्टी, जैसे बैंक 
गारण्टी का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो तीन माह की अवधि में आपूर्तित ऊर्जा मूल्य के 
समतुल्य हो सकती है, यदि फ्रैंचाइजी संविदात्मक प्रतिबद्धताओं विशेषतः उपभोक्ताओं से 
बिल वसूलने तथा आपूर्तित ऊर्जा की लागत चुकता करने में असफल रहता है, तो बिना 
किसी देरी के फ्रैंचाइजी के कामकाज की समीक्षा की जानी चाहिए । संविदा में सहमत हुई 
वचनबद्धताओं को किसी भी पार्टी द्वारा पूरा न किए जाने के मामले में तथा परिसंपत्तियों का 
अधिग्रहण करने , यदि लागू हो , के मामले में व्यवस्था समाप्ति के लिए स्पष्ट शर्तों का 
प्रावधान किया जाना चाहिए | 


सविंदात्मक व्यवस्था में फ्रैंचाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विभिन्न 
सेवाओं के लिए मानदंड निर्धारित करने चाहिए । 


9. 10 फ्रैंचाइजी के मार्फत विद्युत वितरण करवाने की अवधारणा सापेक्षिक तौर पर ग्रामीण 
जनता के लिए नई है । इसलिए यह आवश्यक है कि अवधारणा को उचित रूप से . 
फ्रैंचाइजी के इच्छुक तथा उपभोक्ताओं दोनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए | 


9. 11 फ्रैंचाइजी व्यवस्था की सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि 
वितरण लाइसेंसधारी कम विद्युत आपूर्ति होने के मामले में फ्रैंचाइजियों के प्रति गैर 
भेदभावमूलक दृष्टिकोण अपनाए । 


9.12 राज्य सरकारों, फ्रैंचाइजियों, उपभोक्ता संघों तथा पंचायत संस्थाओं के उचित क्षमता 
निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए | 


विद्युत का थोक क्रय एवं खुदरा टैरिफ 


9. 13 धारा 13 के तहत छूट प्राप्त व्यक्ति क्षेत्र के वर्तमान लाइसेंसधारी से या किसी अन्य 
स्रोत से विद्युत प्रापण कर सकते हैं | 
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19.14 जहां ऐसे व्यक्ति क्षेत्र के लाइसेंसधारी से विद्युत क्रय करते हैं , तो उनके द्वारा 

लाइसेंसधारियों को चुकता किए जाने वाले थोक क्रय मूल्य ( बीपीपी) के निर्धारण हेतु 
। समुचित आयोग द्वारा उन्हें अलग श्रेणी के रूप में माना जाए । 


ऐसे मामलों में, व्यक्तियों के क्षेत्र के उपभोक्ताओं को की जाने वाली खुदरा बिक्री के 
लिए टैरिफ का निर्धारण, उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि उपयुक्त आयोग द्वारा 
। लाइसेंसधारी के लिए निर्धारित किया गया था | . 


- 


9. 15 यदि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से निर्धारित न किया जाए तो बीपीपी प्रतिनिधि उपभोक्ता 
। मिश्रण के आधार पर आधारित नारमेटिव आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और मामला 

दर -मामला आधार पर परिवर्तित नहीं होनी चाहिए । स्थानीय वितरण उद्यम के लिए 
निर्धारित बीपीपी और विहित लाभ की सीमा ऐसी होनी चाहिए कि उपभोक्ता टैरिफ उसी 
स्तर पर बनाए रखा जा सके | 
इस बीपीपी को अपनी राजस्व आवश्यकताओं के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को 
राज्य यूटिलिटियों के निवेदन पर पूरी तरह से फैक्टर किया जाएगा | 


9. 16 जहां उक्त व्यक्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसी से अन्य स्रोत से विद्युत का क्रय करते 
हैं तो प्राप्ति मूल्य ऐसे व्यक्तियों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच आपस में निर्धारित किया 
जाएगा | इन मामलों में रिटेल टैरिफ जिला समिति के निरीक्षण से एसईआरसी द्वारा 
निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा | . . 


वैश्विक सेवा दायित्व 


19.17 जहां पर स्थानीय वितरण (जिसमें ग्रिड विस्तार पूंजीगत व्यय कार्यक्रम का दायित्व 

शामिल है) का कार्य उपयोगकर्ता एसोसिएशन, सहकारी समितियों, पंचायती संस्थानों 
अथवा गैर - सरकारी संगठनों को सौंपा गया है, वहां ऐसे व्यक्ति पर , लाइसेंसधारी की 
जिम्मेदारी, यदि कोई हो तो , वाले अपने प्रचालन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में संपूर्ण सेवा देने 
अर्थात् यदि फ्रैंचाइजी अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाए तो आपूर्ति को सुनिश्चित करने 
के लिए समय पर कार्रवाई करना , का दायित्व होगा | 


9. 18 जहां धारा 13 के अंतर्गत छूट वाले व्यक्ति अपनी स्वयं की वितरण प्रणालियां 
विकसित करते हैं तो क्षेत्र के लाइसेंसी का आपूर्ति दायित्व जारी रहेगा | : 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 
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अन्य मामले 


9. 19 अधिनियम वितरण लाइसेंसी को किसी अधिभार के भुगतान की आवश्यकता के बिना 
पारेषण प्रणालियों तक गैर- भेदभावपूर्ण की खुली पहुंच प्रदान करता है । जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों 
में स्थानीय वितरण के प्रबंधन के लिए धारा 13 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, वे भी 
वितरण लाइसेंसी के कार्यों का निर्वहन करते हैं और इसलिए व्हीलिंग/ पारेषण शुल्कों पर 
किसी अधिभार के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे यदि वे विद्युत की प्राप्ति हेतु पारेषण 
एवं वितरण नेटवर्क तक खुली पहुंच का लाभ उठाते हैं । 


9. 20 अधिनियम की धारा 53 में वर्णित प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू रहेंगे जिन्हें धारा 
13 के बाद धारा 12 के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है । समुचित आयोग ऐसी अन्य 
शर्ते एवं प्रतिबंध लगा सकते हैं जो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हित में और तकनीकी मानकों 
और सुरक्षा उपायों के अनुपालन के लिए आवश्यक हों । 


10. समीक्षा 


सरकार जब और जहां अपेक्षित हो, अधिनियम की धारा 4 और 5 के अंतर्गत राष्ट्रीय . 
ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियों की समीक्षा करेगी । 


( क ) संचरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत संचरण करने के लिए; या 


( ख ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या 


( ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए , 

अनुज्ञप्ति प्रदार कर सकेगाः 


.... परन्तु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति , राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने 
वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन और वितरण करने का आशय रखता 
है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति 
की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 के अधीन 
प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए .......... 


अजय शंकर , अपर सचिव 
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MINISTRY OF POWER 

RESOLUTION 


New Delhi, the 23rd August, 2006 

Rural Electrification Policy 


No . 44/26 / 2005-RE ( Vol. II). — In compliance with Sections 4 and 5 
bf the Electricity Act, 2003 , the CentralGovernment hereby notifies the 
RuralElectrification Policy . 


Introduction 


1 . 1 


Electricity is an essential requirement for all facets of our life 
and it has been recognized as a basic human need . It is the 
key to accelerating economic growth , generation of 
employment, elimination of poverty and human development 
specially in rural areas . 


1 . 2 


Under the National Common Minimum Programme, provision 
of access to electricity for all households is envisaged within 
five years and in order to achieve this objective the Rajiv 
Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana has been launched . 


1 . 3 


India is endowed with a wealth of rich natural resources and 
sources of energy . The sources of energy for India are fossil 
fuels like gas , coal, oil etc , nuclear, hydel and non 
conventional energy sources such as solar , wind , biomass . 
small hydro , geo - thermal, tidal etc . These can be 
appropriately and optimally utilized to make available reliable 
supply of electricity to each and every household . Electricity 
supply at globally competitive rates would also make 
economic activity in the country competitive in the globalized 
environment. Consumers , particularly those who are ready to 
pay a tariff which reflects efficient costs have the right to gei 
uninterrupted 24 hours supply of quality power. 
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1. 4 


Rural Electrification ("RE ") is viewed as the key for 
accelerating rural development . Provision of electricity is 
essential to cater for requirements of agriculture and other 
important activities including small and medium industries , 
khadi and village industries, cold chains , health care , 
education and information technology : 


1.5 


The National Electricity Policy states that the key development 
objective of the power sector is supply of electricity to all 
areas including rural areas as mandated in section 6 of the 
Electricity Act. Both the central government and state 
govemments would jointly endeavour to achieve this objective 
at the earliest. Accordingly , the Central Government has 
launched in April, 2005 an ambitious scheme Rajiv Gandhi 
Grameen Vidhyutikaran Yojana (RGGVYY with the goal of 
electrifying all un - electrified villages/un - electrified hamlets and 
providing access to electricity to all households in next five 
years for fulfillment of the NCMP . 


1.6 


These National Policies for [a ] Permitting Stand Alone 
Systems and [b ] Rural Electrification and Bulk Power 
Purchase & Management of Local Distribution in Rural Areas , 
have been prepared and framed -up through an extensive 
consultative process undertaken by the Ministry of Power, 
Govemment of India , involving not only the State 
Governments and the State Electricity Regulatory 
Commissions, but also other stakeholders such as non 
Govemmental organizations , technology providers , existing 
utilities etc . Relevant provisions of the Act are at annexure . 


2 . 


Goals 


2. 1 The Policy aims at : 

Provision of access to electricity to all households by year 
2009 . 

Quality and reliable power supply at reasonable rates . 
• Minimum lifeline consumption of 1 unit per household per day 

as a merit good by year 2012 . 


2 .2 . The progress of Rural Electrification would be reviewed in 

terms of the achievements vis - à - vis the above Goal. 
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3. 


Approach to Rural Electrification 


3 . 1 


Grid connectivity is the normal way of electrification of 
villages. While this policy covers distribution network upto 
33/ 11 or 66 / 11 KV level, appropriate development and 
augmentation of sub - transmission and transmission system at 
higher voltage levels will also be necessary . 


3 . 2 


For villages/habitations , where grid connectivity would not be 
feasible or not cost effective , off- grid solutions based on 
stand - alone systemsmay be taken up for supply of electricity 
so that every household gets access to electricity . Where 
neither standalone systems nor grid connectivity is feasible 
and if only altemative is to use isolated lighting technologies 
like solar photovoltaic , these may be adopted . However such 
remote villages may not be designated as electrified till the 
time appropriate solutions are found to provide electricity in 
these villages to meet the requirements of the definition of 
village electrification . 


3 .3 


Decentralised distributed generation facilities together with 
local distribution network may be based either on conventional 
or non - conventional methods of electricity generation 
whichever is more suitable and economical. Non - conventional 
sources of energy could be utilized even where grid 
connectivity exists provided it is found to be cost effective . 


3 .4 


The State Govemments should , within 6 months prepare and 
notify a Rural Electrification Plan to achieve the goal of 
providing access to all households . The Rural Electrification 
Plan should map and detail the electrification delivery 
mechanisms (grid or stand alone) considering inter alia the 
available technologies, environmental norms, fuel availability , 
number of un -electrified households , distance from the 
existing grid etc . The Plan may be linked to and integrated 
with District Development Plans as and when such plans 
become available . The Plan should also be intimated to the 
Appropriate Commission . 


Under proviso to Section 43 of the Electricity Act 2003 
(hereinafter referred to as Act), the Appropriate Commission 
while giving additional time, if any, for discharge of the 
universal service obligations would ensure that the rational 
goal of providing access to households by year 2009 is 
complied with . 
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3. 5 


For the purpose of rural electrification , a village would mean a 
census village . 


4 . Scheme for Rural Electricity Infrastructure & Household 
Electrification - RGGVY 


4 .1 


The Central Government has reviewed the existing schemes 
of rural electrification recently and has launched a 
comprehensive programme RGGVY . Under the scheme, 
projects could be financed with 90 % capital subsidy for 
provision of - 


• 


Rural Electricity Distribution Backbone (REDB ) 


> Provision of 33 / 11 KV (or 66 / 11 KV ) sub -stations of 

adequate capacity and lines in blocks where these do 
not exist. 


Creation of Village Electrification Infrastructure (VEI) 


- Electrification of un - electrified villages . 
- Electrification of un -electrified habitations 


- Provision of distribution transformers of appropriate 

capacity in electrified villages/ habitation ( s ). 


Decentralised Distributed Generation (DDG ) and Supply 


Decentralised generation cum - distribution from 
conventional sources for villages where grid 
connectivity is either not feasible or not cost effective 
provided it is not covered under the programme of 
Ministry of Non -conventional Energy Sources for 
providing electricity from non - conventional energy 
sources under their remote village electrification 
programme. 


REDB , VEI and DDG would also cater to the requirement 
of agriculture and other activities including 


* irrigation pumpsets 
- small and medium industries 
– khadi and village industries 
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cold chains 
» healthcare 


education and IT . 


This would facilitate overall rural development, 
employment generation and poverty alleviation . 


Rural Household Electrification of Below Poverty Line 
Households : 


Electrification of un -electrified Below Poverty Line (BPL) 
households would be financed with 100 % capital subsidy 
as per norms of Kutir Jyoti Programme in all rural 
habitations. Households above poverty line would be 
paying for their connections at prescribed connection 
charges and no subsidy would be available for this 
purpose . 


A separate programme is being implemented by the 
Ministry of Non - conventional Energy Resources (MNES ) for 
electrification of remote villages . 


WARE 


4 . 2 


. 


Rural Electrification Corporation Limited (REC ) , a Government 
of India enterprise under the Ministry of Power, is the nodal 
agency at Central Government level to implement the rural 
electrification programme. REC is also providing loan 
assistance for projects of rural electrification . REC apart 
from its role as financial institutions has the prime 
responsibility of coordinating the rural electrification 
programme with the State Governments , State Utilities and 
other concerned agencies for effective implementation of 
schemes. 


. 


4 . 3 


.. 


. 


Ministry of Power will put in place a coordination mechanism 
between the agencies i Ministries implementing various 
schemes to ensure that the villages are selected for coverage 
in different schemes in a manner so as to ensure the 
attainment of the objectives of this Policy . Ministry of 
Panchayati Raj would also be associated with this 
coordination mechanism . 


. 


.. 
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5 . 


Definition of Electrified Village 


5 . 1 


The definition of an Electrified Village was specified under the 
Ministry of Power s O . M . No. 42 / 1/ 2001-D (RE ) dated 5th 
February 2004 as given below . 


A village would be classified as electrified based on a 
Certificate issued by the Gram Panchayat, certifying that - 


a ) Basic infrastructure such as Distribution Transformer and 

Distribution Lines are provided in the inhabited locality as 
well as a minimum of one Dalit Basti / hamlet where it 
exists ; and 


b ) Electricity is provided to public places like Schools , 

Panchayat Office , Health Centers , Dispensaries , 

Community Centers etc .; and 
. . c ) The number of households electrified are at least 10 % of 

the total number of households in the village . 
The Gram Panchayat/ Village Council or equivalent shall issue 
the first Certificate at the time of the village becoming eligible 
for declaration as electrified . Subsequent to the village being 
declared as Electrified , the Gram Panchayat shall certify and 
confirm the electrified status of the village as on 31st March 
each year. If the Gram Panchayat unduly delays certification , 
the State Government may get verified the status of 
electrification through another appropriate independent 
agency . 
Though the requirement for categorizing a village as electrified 
is electrification of atleast 10 % households , this policy aims at 
providing access to all the households . 


5 . 3 


To 


6 . Involvement of Local Community in Rural 

Electrification 
6 . 1 The State Government should set up a committee at the 

District level pursuant to Section 166 (5 ) of the Act within three 
months . 


6 .2 


The District Committee should be constituted under the 
Chairmanship of the Chairperson of the Zila 
Panchayat/Chairperson of the District Planning Committee / 
Collector of the district and should inter alia have 
representations from various concemed district level 


WW 
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agencies, consumer associations and other important 
stakeholders . 


W 


. 


The maximum burden of the absence of supply of commercial 
energy, including electrical energy to households falls on 
women . Therefore , participation of women in meeting rural 
energy needs, especially electricity , is essential for effective , 
efficient and sustainable implementation of rural electrification 
programs. Accordingly , the representation ofwomen in District 
Committee should be ensured . 


WW 


** 


CV 


W 
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6 . 3 


.. 


The Act provides that the District Committees would 
coordinate and review the extension of electrification in the 
district, review the quality of power supply and consumer 
satisfaction and promote energy efficiency and conservation . 


- 


. 


. 


- 


. 


Panchayati Raj Institutions would have a supervisory ! 
advisory role in rural electrification and electricity supply . 
Subject to commercial viability and revenue sustainability of 
the rural electricity supply business not being affected , the 
State Governments may assign larger role and responsibilities 
to Panchayati Raj Institutions. 


N 


6 .4 


The District Committee should also facilitate the Rural 
Electrification projects , both through stand- alone systems and 
grid extension and local management projects , as may be 
required . 


LOMNAV 


6.5 


The State Governments should take steps for bringing 
awareness on electricity related issues including generation , 
distribution , energy conservation and energy efficiency and 
energy -water nexus among elected Panchayat 
representatives . 


watu 


7 . Financial Assistance for Rural Electrification 

Projects 


7 , 1 For attainment of the objective of providing all households 

with access to electricity by year 2009 , it is necessary to seek 
least cost options after taking into account full life cycle costs 
and explicit as well as implicit subsidies in different delivery 
options and mechanisms. 


72 


Assistance from public funds to village electrification projects 
would be one time dispensation . Special efforts should be 
made to develop load by promoting economic activities with 
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active involvement of consumers so that not only adequate 
revenue is generated to cover the cost of power supplied, 
O & M expenses and loan servicing but also to ensure that the 
assets can be replaced in future without the requirement of 
any capital subsidy. The State Governments should facilitate 
coordination in policy and planning between electricity supply 
institutions and other sectors such as rural industries, food 
processing, cold chain , various economic services to promote 
such economic load , development. Supply of electricity at 
specified voltage also , at evening peak hours would be 
required to achieve this aim . . 


7 .3 


To ensure the revenue sustainability of the rural electricity 
supply , RGGVY requires deployment of franchisees for 
the management of rural distribution in projects financed 
under the scheme with a stipulation that if conditionalities 
of the scheme are not implemented satisfactorily , the 
capital subsidy could be converted into interest bearing 
loans. It is necessary that system of franchisee is 
implemented in phased manner by the State Governments in 
other areas also in order to bring down commercial losses, 
improve collection efficiency and to provide doorstep services 
to the consumers . 


7 .4 


The Rural Electrification projects seeking financial support 
should also demonstrate the arrangements proposed for 
regular maintenance and up - gradation support as also the 
measures for minimization of Aggregate Technical and 
Commercial losses . 


7 .5 


Realising from the past experience that higher capital subsidy 
is necessary for successful implementation of rural 
electrification programmes , RGGVY provides for 90 % capital 
subsidy for creating / augmenting a basic rural electrification 
backbone and village electrification infrastructure . Similar 
capital subsidy is necessary for the distribution networks in 
the unelectrified remote villages to be covered by stand alone 
systems. 


If the State Government/ SERC decides to permit a licensee to 
use assets created with subsidy , it must be ensured that the 
benefit of capital subsidy is passed on to the consumers . 


7 .6 


An annuity based approach for provision of capital subsidy is 
desirable for decentralized generation systems to ensure 
enforcement of performance guarantees , efficient operation 
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and maintenance along with repairs and reliable power 
supply . The extent of such capital subsidy to these systems 
should be determined to achieve objective of parity , as far as 
possible , in consumer tariffs between remote villages yet to be 
electrified and adjoining grid connected villages. 


7 . 7 


The Government of India would , in consultation with NABARD 
and Reserve Bank of India , evolve model schemes and 
related facilitative norms, guidelines and limits for eligible 
capital costs to encourage widespread participation by the 
lending community in Rural Electricity Supply initiatives . 


7 .8 


In order to maximize benefits from the limited resources 
available . It is essential that energy efficiency is promoted as 
a mass campaign in the rural areas. 


7 . 9 


The use of inefficient and energy intensive equipment by the 
agricultural sector distorts the consumption pattern and results 
in non -optimal utilization of tariff subsidies . The Government 
of India would evolve programs for encouraging use of 
economically viable energy efficient farm equipment, 
especially irrigation pump- sets . The Energy Conservation Act 
2001 has provided necessary legal framework for this . 


7 . 10 The use of information technology for supply of electricity in 

rural areas through both grid and off- grid measures would 
lead to efficiency and reduction in costs . Special efforts for 
widespread use of information technology would be made . 


7 . 11 A suitable mass media communication program should be 

evolved at the earliest to encourage communities take up 
management of local electricity distribution . 


8 . Policy Provisions for Permitting Stand Alone 

Systems for Rural Areas 


8 . 1 For the purposes of the eighth proviso to section 14 of the Act, 

rural areas would mean all rural areas as defined / specified 
pursuant to the Seventy - Third Amendment to the Constitution 
of India [Article 243 of the Constitution of India ). 


8 .2 


In connection with Section 14 of the Act, the State 
Governments , shall notify the rural areas in accordance with 
the Seventy - Third Amendment to the Constitution of India 
preferably within 2 months of the date of notification of this 
Policy . 
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8 . 3 


Notwithstanding the notification of rural areas for the 
purpose of Section 14 of the Act , the obligations to endeavour 
to supply electricity to all areas including villages and hamlets 
under Section 6 of the Act and the universal service 
obligations of the distribution licensee in his license area 
under Section 43 shall remain . 


8 . 4 


A person exempted under eighth proviso to section 14 of the 
Act would have a choice to enter into a outsourcing 
arrangement for distribution of power, with the responsibility 
for generation and distribution of power continuing to be with 
such person . 


8 .5 


Person exempted under eighth proviso to Section 14 from 
licensing would be free from the licensing obligations and 
purview of the Appropriate Commissions in matters pertaining 
to determination of tariffs and universal supply obligations 
applicable to licensees . However, the provisions of the Act in 
so far as they pertain to technical standards , safety measures 
etc . ( e .g . Sections 10 , 53 etc.) shall continue to be applicable . 


8 .6 


The retail tariffs for electricity supply by persons exempt under 
eighth proviso to Section 14 would be set, based on mutual 
agreement between such person and the consumers . Since 
these would be micro enterprises with low capital expenditure , 
short gestation periods and no entry barriers , competitive 
market forces would ensure reasonable prices reflecting 
actual costs . 


But the benefit of financial assistance / subsidies by the 
government ( central or state ) or other agencies , if any , must 
be fully passed on to the consumers . The Appropriate 
Commission would lay down guidelines for this purpose for 
vanous types of projects (for different fuels , technology and 
size ) receiving subsidy as opposed to tariff determination on 
case to case basis . The Appropriate Commission shall have 
night to intervene by scrutinizing tariff if these guidelines are 
not implemented in any particular case . 


8 .7 


Potential for local resource based decentralized generation 
exists in large parts of rural India . For example , in rural areas , 
biomass based fuels provides 81 % of domestic energy . But to 
use it as modern commercial energy , improvement in 
efficiency and increasing convenience of using it, for example 
through gasification , is essential. 
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Many State Governments have already put in place 
administrative mechanisms like single window clearance 
within easy access for giving necessary approvals and 
clearances in time bound manner to facilitate development of 
medium and small scale industries . Such dispensation needs 
to be extended to standalone systems/ decentralized 
generation projects also to exploit the potential of our local 
resources 


8 .8 


Special enabling dispensation would be put in place for 
standalone systerns of upto 1 MW which are based on cost 
effective proven technology and use locally available resource 
such as biomass. These projects would have automatic 
approval for 


• land use change for area as per norms 
• pollution clearance if technology is proven to be within laid 

down norms and 
safety clearances on the basis of self certification conveyed to 
concerned authorities (such certification making the 
developer fully liable for any breach of safety regulations ). 
Necessary orders shall be issued with respect to relevant 
laws/rules . 


8 . 9 


Institutional arrangernents for back -up services and technical 
support to systems based on non - conventional sources of 
energy will have to be created by the State Governments . 
Such services would be provided on cost basis so as to make 
the arrangements sustainable . 


ded on the stational sourclonica 


9 . Policy Provisions for Bulk Power Purchase & 

Management of Local Distribution in Rural Areas 


9. 1 


Section 5 of the Act primarily aims at extending the coverage 
of grid -connected (on - grid ) power and management of 
electricity distribution in rural areas by enlisting local level 
participation . Provisions of Section 5 would also 
operationalize the scheme of the Eleventh Schedule (Article 
243G ) of the Constitution of India that has ernpowered local 
level institutions to undertake the business of electricity 
distribution . 
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9 .2 


Section 5 of the Act finds its facilitative guidelines in Section 
13 , which specifies the facilitative treatment as well as 
exemptions from licensing under certain conditions . 


9 .3 


For the purposes of the Act and applicability of the Policy , 
rural areas would mean all rural areas as defined / specified 
pursuant to the Seventy - Third Amendment to the Constitution 
of India . 


In connection with Section 13 of the Act, the State 
Governments shall, within 6 months of the notification of this 
Policy, recommend to the Appropriate Commission , for 
category of cases as considered appropriate , that the 
provisions of Section 12 shall not be applicable to the persons 
mentioned in the said Section - 13 , for a minimum period of 5 
years from the date of notification under section 13 , subject to 
periodic review by the State Government in public interest 
thereafter . 


Management of local distribution : 


9 .5 


Deployment of franchisees for management of local 
distribution in rural areas is considered necessary in order to 
ensure revenue sustainability and improve services to the 
consurners . Franchisee arrangernent is not revenue model 
per se but it is envisaged as a mechanism to ensure that 
corrercial losses reduce , energy supplied is billed and 
revenue is collected . 


Franchisees for the managernent of rural distribution could be 
non - governmental organisations (NGOs), users associations , 
cooperatives or individual entreprenures . Panchayati Raj 
institutions will have an important role of overseeing in 
advisory capacity , the delivery of service by the franchisees 
according to their identified responsibilities . 


The State Government could also encourage the Panchayati 
Raj Institutions to take on responsibility of franchisee as and 
when such institutions have developed to the extent that they 
can undertake contractual obligations , raise resources from 
market and can discharge associated legal responsibilities . In 
such cases , appropriate mechanisms should be put in 
place by the state government for independent overseeing 
the franchisee function of these institutions . 
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9 .6 


A franchisee would be responsible for distribution of electricity 
within an identified contiguous area for a prescribed duration 
and for collecting revenues directly from the consumers . The 
franchisee arrangement could be for system beyond and 
including feeders from sub - station or from and including 
distribution transformeris ), 


HO 


There can be many variants of franchisee model. But the 
arrangement must at least entail purchase of bulk power 
(input based ) and routine operation and maintenance of 
distribution infrastructure . The arrangement may also include 
grid extension and undertaking of capital expenditure 
programs and in such cases the distribution system of the 
existing distribution licensee may be transferred to the 
franchisee. Assets may be leased to the selected franchisee 
at a nominal rent in order that consumer tariff is not loaded 
with additional burden . The margins to be provided for each of 
these functions should ensure commercial viability of the 
micro enterprises / local management to be created . 


Franchisees would be selected following a transparent 
process on the basis of clearly laid down criteria . Wherever 
feasible , the franchisees should be selected on the basis of 
competitive bidding for the most favourable bulk supply tanff 
for the distribution licensee . The State Governmentmay adopt 
alternative basis such as revenue sharing, if considered 
appropriate . 


19 . 9 


The contractual arrangement with the franchisee should 
provide for adequate bankable security , such as bank 
guarantee ; which may be equivalent to the value of energy 
supplied for a duration of three months. A review of the 
working of the franchisee should be done without any delay if 
the franchisee fails to honour the contractual obligations, 
particularly of collecting the bills from the consumers and 
paying the cost of the energy supplied . The contract should 
provide clear stipulations for termination of arrangement in 
case of failure of either party to honour the agreed 
commitments and also for taking over the assets , if applicable . 


1476 


A 


The contractual arrangement must also set norms for various 
services to be delivered by Franchisee to the consumers . 


RU 
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9 . 10 The concept of undertaking electricity distribution through 

franchisee is relatively new to the rural population . It would be 
therefore necessary that the concept is properly explained 
both to the intending franchisees and also to the consumers . 


9 . 11 To ensure the success of franchisee arrangement, it would be 

necessary that the distribution licencee follows non 
discriminatory approach towards the franchisees in case of 
power supply shortage . 


9. 12 The State Governments should come out with time -bound 

programs of suitable capacity building of franchisees , 
consumer associations and Panchayat institutions.. 


Bulk purchase of power and retail tariffs : 


9 . 13 Persons exempt under Section 13 may procure power from 

the existing licensee of the area or from any other source . 


9 .14 Where such persons purchase power from the licensee of the 

area , they would be treated as a separate category by the 
Appropriate Commission for the determination of the Bulk 
Purchase Price ("BPP ") to be paid by them to the licensees . 


In such cases the tariff for retail sale to the consumers in the 
area of such persons would be as determined for the licensee 
by the Appropriate Commission . 


9 . 15 If not determined competitively , the BPP should be set 

on a normative basis based on representative consumer 
mix and should not vary on a case -to -case basis . The 
BPP set alongwith margins prescribed for the local 
distribution enterprise should be such that consumers 
tariff is maintained at the same level. This BPP would be 
fully factored into the submissions of the State Utilities to the 
State Electricity Regulatory Commissions for their revenue 
requirements . 


9 . 16 . Where the said persons purchase power from a source other 

than the distribution licensee of the area , the procurement 
price would be mutually agreed between such persons and 
the suppliers . In such cases the retail tariff shall be 
determined in accordance with the guidelines laid down by the 
SERCs with oversight of the District Committee : 
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Universal Service Obligation : 


9 . 17 Where local distribution , including activities of grid extension 

and undertaking of capital expenditure programs, has been 
handed over to users association , co - operative society , 
panchayat Institutions or non -Government organization , such 
persons will have the universal service obligation for the area 
of their operation and the supply obligation of the licensee, if 
any, in that area, would be residual i. e . taking timely action to 
ensure supply in case franchisee fails to discharge their 
contractual obligations . 


9 . 18 Where the persons exempt under Section 13 build their own 

distribution systems, the supply obligation of the licensee of 
the area would continue . 


............ 


..... 


... 


Other issues : 


.ALL... 


W 


9. 19 The Act allows the distribution licensees , non -discriminatory 

open access to the transmission systems without the 
requirement of payment of any surcharge . Those exempted 
under Section 13 for management of local distribution in rural 
areas also discharge the functions of a distribution licensee 
and hence would not be liable for payment of any surcharge 
on wheeling / transmission charges in case they avail of open 
access to transmission and distribution networks for 
procurement of power. 


W 


W 


| 9 .20 The provisions contained in section 53 of the Act shall 

continue to be applicable to persons exempt from the 
provisions of Section 12 pursuant to Section 13 . The 
Appropriate Commissions may stipulate such other conditions 
and restrictions as deemed necessary in the interest of the 
rural consumers and for compliance with technical standards 
and safety measures . 


10 . Review 


The Government would review the National Rural Electrification 
Policies under Sections 4 and 5 of the Act, as and when required . 
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_ 31 
Annexure 


Relevant provisions of the Electricity Act 2003 


Section 2 (63 ). " stand alone system " means the electricity system 
set up to generate power and distribute electricity in a specified area 
without connection to the grid ; 


Section 4 . The Central Government shall , after consultation with 
the State Governments , prepare and notify a national policy , 
permitting stand alone systems (including those based on 
renewable sources of energy and non -conventional sources of 
energy ) for rural areas . 


Section 5 . The Central Government shall also formulate a national 
policy , in consultation with the State Govemments and the State 
Commissions, for rural electrification and for bulk purchase of power 
and management of local distribution in rural areas through 
Panchayat Institutions, users associations, co -operative societies , 
non -Governmental organisations or franchisees . 


Section 6 . The Appropriate Government shall endeavour to 
supply electricity to all areas including villages and hamlets . 


Section 13 . The Appropriate Commission may , on the 
recommendations, of the Appropriate Government, in accordance 
with the national policy formulated under section 5 and in public 
interest, direct, by notification that subject to such conditions and 
restrictions, if any , and for such period or periods , as may be 
specified in the notification , the provisions of section 12 shall not 
apply to any local authority , Panchayat institution , users 
association , co -operative societies , non -govemmental 
organizations , or franchisees : . 


Section 14 . The Appropriate commission may, on application 
made to it under section 15 , grant any person licence to any 
person - 

(a ) to transmit electricity as a transmission licensee ; or 
(b ) to distribute electricity as a distribution licensee; or 
(c) to undertake trading in electricity as an electricity 

trader, 
in any area which may be specified in the licence : 
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... ... Provided also that where a person intends to generate and 
distribute electricity in a rural area to be notified by the State 
Government, such person shall not require any licence for such 
generation and distribution of electricity , but he shall comply with 
the measures which may be specified by the Authority under section 


53 . 


AJAY SHANKAR , Addl. Secy . 
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